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सं ० प्रो . वि ०/अम्बा/93-87/47572. ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सुदर्शन फाईनन्स कार्पोरेशन , 
अम्बाला ब्रांच , अनन्त बिल्डिग सदर बाजार रोड , अम्बाला छावनी , ( 2) मैं ० सुदर्शन फाईनेन्स कार्पोरेशन मार्फत कोंच चिटस एण्ड 
कमशियल कार्पोरेशन प्रा . लि . , वेसमेन्ट 86, चैम्मीसं रोड़, मद्रास -600018, के अमिक श्री एम . एस . घई मकान 
नं ० 2474/ I , हरगुलाल रोड़, अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 
1984, दारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री एम . एस . घई की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, 

यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


दिनांक 30 नवम्बर , 1987 


सं ० ओ० वि ० गुड़गांव/176-87,47737.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त 
हरियाण , चण्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , रिवाड़ी के श्रमिक श्री हर नरायण , हैल्पर मार्फत श्री भीम सिंह 
यादव , 192 , सैक्टर 15, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबन्ध में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपान इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड (प ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित प्रोद्योगिक 
प्राधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला 
है अपवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


हर नरायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 


पं . मो . वि ०/ सोनी/144-87/ 47745.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , सोनीपत के श्रमिक श्री नरेश कुमार, हैल्पर , पुन श्री मांगे राम , 
गांव रोहाट , जिला सोनीपत तया उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद की न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय सममते है ; 


इसलिये, प्रा , प्रोपोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उम -धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों की प्रयोग करते हुए हरिपागा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - प्रम -78/ 32573 , 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970 , के साय गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
बो कि उस प्रबन्धकों तथा प्रमिक के बोरा तो विवादास्त मामला है या उसे विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित 


क्या श्री नरेश कुमार को सेवारों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो मह किस राहत का 

हकदार है ? 


